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 Seventeenth  Loksabha

 >

 Title:  Regarding  repeal  of  New  Labour  Codes-laid.

 SHRI  K.  SUBBARAYAN  (TIRUPPUR):  Consolidation  of  29  labour

 laws  into  4  codes  is  pro-corporate  and  anti-worker.  It  has  been  done

 without  holding  tripartite  meetings  or  consulting  trade  unions.  Indian

 Labour  Conference  did  not  meet  and  discussions  in  parliament  were  not

 allowed.  The  codes  are  against  the  interests  of  workers.

 The  existing  labour  laws  and  their  jurisprudence  are  the  collective

 contributions  of  the  workers,  unions  and  governments.  Neo  liberal

 values  such  as  ‘hire  and  fire’,  child  labour,  unquestioned  retrenchment,

 denial  of  social  security,  maternity  benefit,  minimum  wages  etc.,  are

 implicitly  upheld  in  these  labour  codes.

 The  provisions  in  essence  deny  right  to  work,  right  to  earn

 livelihood  and  the  right  to  live  with  dignity.  These  codes  are  made  in

 violation  of  the  ILO  Convention  144  on  tripartite  consultations  which

 India  has  ratified.  So  I  request  tripartite  consultations  are  held  and  new

 labour  codes  be  revoked.

 माननीय  अध्यक्ष  :  माननीय  सदस्यगण,  आज  महत्वपूर्ण विषय  पर  चर्चा  होनी  है

 |

 श्री  अधीर  रंजन  चौधरी  (बहरामपुर):  सर,  एक  छोटा  मुद्दा  |  ।  आज  यह  विषय

 बंगाल  में  है  ।  पंजाब,  बंगाल,  त्रिपुरा  और  असम  में  बीएसएफ  की  जो

 ज्यूरिस्डिक्शन  है,  उनका  दायरा  बढ़ाने  के  चलते  लोगों  में  काफी  उलझन  मची  हुई

 है  ।  लोगों  के  अंदर  भय,  डर,  दहशत  भी  पैदा  हुई  है  ।  इधर  हमारे  डीजी  के  बयान

 आते  हैं  कि  उधर  डेमोग्राफिक  बैलेंस  गड़बड़ाता  जा  रहा  है  -.  (व्यवधान)
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 माननीय  अध्यक्ष  :  आप  नोटिस  दे  दीजिए,  चर्चा  करा  देंगे  ।

 (स्व  धान)

 श्री  अधीर  रंजन  चौधरी  :  सर,  यह  दर्शाता  है  कि  माइनोरिटी  कम्युनिटी  के  लिए,

 अल्पसंख्यकों के  लिए  यह  मसला  उठाया  गया  है  ।  (व्यवधान)

 माननीय  अध्यक्ष  :  आप  नोटिस दे  दीजिए  ।

 माननीय अध्यक्ष  :  नियम  193  के  तहत  महत्वपूर्ण विषय  पर  चर्चा  है  |

 श्री  अधीर  रंजन  चौधरी  :  सर,  यह  सूबों  की  सरकार  का  मसला  है  1...

 (व्यवधान)  इसमें  दखलांदाजी  मत  करें,  यह  बेहतर  है  -.  (व्यवधान)हम  इसका

 विरोध  करते  हैं  ।  (व्यवधान) इस  पर  चर्चा  की  जाए  |...  (व्यवधान)

 माननीय  अध्यक्ष  :  आप  नोटिस  दीजिए  ।  आप  सीनियर लीडर  हैं  ।  कृपया बैठ

 जाइए |

 माननीय  अध्यक्ष  :  मैं  आपके  नोटिस  पर  व्यवस्था  दूँगा  ।  मैं  सभी  के  नोटिस पर

 व्यवस्था  टँगा  |

 कृपया, आप  बैठ  जाइए  |
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